क्रू शाखा परिपत्र 1/2009
सं.8(6)/सीआर/2005 खंड-II                            दिनांक 11 फरवरी 2009 
विषय : वाणिज्‍यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती एवं नियोजन) नियम 2005 यथा
 संशोधित – गैर पंजीकृत आरपीएस अभिकर्ताओं के विज्ञापन प्रदर्शित न करने के
 अनुरोध – संबंधि । 
1. भारत सरकार ने एक अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 182 (ई) दि. 18-03-2005 द्वारा वाणिज्‍यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियोजन) नियम 2005 प्रख्‍यापित किया है जो बाद में अधिसूचना सं.जीएसआर 580 दि. 14-09-2005 तथा अधिसूचना सं. जीएसआर 454(ई) दि. 01-08-2006 द्वारा संशोधित किया गया । 
2. यह नियम, भारतीय तथा विदेशी ध्‍वज पोत पर कार्य कर रहे भारतीय नाविकों को सुरक्षा का एक तंत्र प्रदान करता है, तथा, नाविकों को उनकी असहाय स्‍थिति में अथवा कुछ ऐसे अन्‍य तात्‍कालिक आवश्‍यकता में जब पोत मालिक नाविकों को उनके गृह पत्‍तन तक प्रत्‍यावासित कर नहीं पाता ऐसी स्‍थिति में उन्‍हें आवश्‍यक सुरक्षा प्रदान करता है ।
3. यह उक्‍त नियम, जनसंयोजन अभिकर्ता (भारतीय तथा विदेशी ध्‍वज पोत के अभिकर्ता) के आवश्‍यक पंजीकरण के लिए भी तंत्र प्रदान करता है ।
4. ऐसे नियमों के बारे में, भारतीय नाविकों में जागरूकता लाने के लिए, इस महानिदेशालय ने समुद्रपूर्व प्रशिक्षण पाठयक्रम के लिए एक ऐसा नया पाठयक्रम विकसित किया है जो, नए नाविकों को, उनके हक के बारे में तथा भारतीय/विदेशी ध्‍वज पोतों पर रोजगार पाने के लिए केवल पंजीकृत जनसंयोजन अभिकर्ता के माध्‍यम से ही जाना चाहिए के बारे में जानकारी देगा ।
5. बाद में, भारतीय/विदेशी ध्‍वज पोतों पर रोजगार पानेके लिए भारतीय नाविकों को केवल डीजीएस अनुमोदित आरपीएस प्रदाताओं के माध्‍यम से जाना चाहिए, इस विषय के बारेमें क्रू शाखा परिपत्र सं.2, 2007 में विस्‍तार से बताया गया है ।
6. क्रू शाखा परिपत्र सं. 9, 2007 डीसीई, जीएमडीएस आदि के लिए तथा सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता के लिए, जहॉं नियोजन पंजीकृत आरपीएस प्रदाताओं द्वारा किया जाता है, पूरी की गई समुद्र सेवा की मान्‍यता तक ही सीमित है ।
7. क्रू शाखा परिपत्र सं.9, 2007 भी शासी समितियों, नाविकों की पत्रिका तथा नाविक क्‍लब के नियंत्रणसमिति से गैर पंजीकृत आरपीएस प्रदाताओं से प्राप्‍त रोजगार नोटिस को प्रदर्शित न करने का अनुरोध करता है ।
8. फिर भी, हाल ही में, कुछ उदाहरण सामने आए हैं जहॉं गैर पंजीकृत आरपीएस अभिकर्ताओंके विज्ञापन भारतीय नाविक होम सोसायटी के ‘’ नोटिस बोर्ड ‘’ पर प्रदर्शित किए हैं। 
9. इस वर्तमान परिपत्र का मुख्‍य उद्देश्‍य, एक बार फिर, गैर पंजीकृत आरपीएस प्रदाता/ जनसंयोजन अभिकर्ताओं के विज्ञापन प्रदर्शित न करने पर बल देता है ।
10. सभी संबंधितों द्वारा उपरोक्‍त का कडाई से अनुपालन किया जाना चाहिए ।
11. यह नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया गया है ।     
ह/-
(कैप्‍टन एच. खत्री)
उप महानिदेशक नौवहन
